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भाग . I - - खण्ड 1 

[PART 1 - SECTION 1] 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

विधितर नियमों, विनियमों तथा मावेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 
Notifications relating to Non - Statutory Rules , Regulations, Orders and Resolutions issued by 
the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and 

by the Supreme Court ] 
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इलेक्ट्रानिकी विभाग 
नई दिल्ली , दिनांकः 18 दिसम्बर 1986 

मकल्प 
स० 17( 38 ) काम्प / 84 ( भाग ) - - कम्प्यूटर यत्रतर 
सामग्री ( सॉफ्टवेयर ) के निर्यात , यंत्रतर -सामग्री के विकास 
और प्रशिक्षण की नीति भारत सरकार द्वारा विचाराधीन 
थी । राष्ट्रपति जी ने निर्णय लिया है कि इसके प्रथम 
चरण के रूप में " कम्प्यूटर यंत्रेतर -मामग्री के निर्यात , 
यन्त्रंतर -मामग्री के विकास एवं प्रशिक्षण पर निम्नलिखित 
नीति प्रभावी होगी . --- 
11 . नीति के उदण्य 

किसी भी नीति प्रो . उसके कार्यान्वयन का मुख्य 
प्राधार यंत्रेतर- सामग्री के स्थानीय विका और उपके 
निर्यात दोनों का एकीकृत अबलोकन करना है । 

निम्नलिखित मूल उद्देश्यों की पूर्ति करना इस नोति 
का मुख्य लक्ष्य है : - - 

1 अन्तर्राष्ट्रीय यंत्रंतर -मामग्री बाजार के एक बड़े 
भाग को हासिल करने और तीव्र गति में बढ़ाने के लिए 
यंत्रेतर - सामग्री का निर्यात संवधित करना । 

2 . स्वदेशी तथा निर्यात बाजारों के लिए देश में ही 
यंत्नेतर- सामग्री के समेकित विकास को संबधित करना । 

3. वर्तमान प्रक्रियाओं को सरल बनाना ताकि यत्नेतर 
मामग्री उद्योग का त्वरित गति में विकास हो । 

4. देश में यंत्रेतर - मामग्री उद्योग के लिए सुदढ़ आधार 
स्थापित करना । 

5 . राष्ट्रीय स्तर पर कम्प्यूटर के क्षेत्र में दीर्घकालीन 
लाभों को यथोचित रूप में ध्यान में रखते हुए कार्य- कुशलता 
में वृद्धि और निर्णायक उपकरण के रूप में कम्प्यूटर और 
उनके उपयुक्त अनुप्रयोगों का संवर्धन करना । 


के लिए इस योजना में अब निम्नलिखित संशोधन किये 
गाए हैं :---- 

1 . निर्यातन्मुिख यवतर- मसामग्री कंपनी स्थापित करने 
वाल और इस उद्देश्य के लिए उम्प्यूटर की यंत्रसामग्री 
और अथवा यंत्रतर -सामग्री कम्प्यूटर आधारित प्रणालियों के 
आयात की आवश्यकता अनुभव करने वाले मंगठन के लिए 
इस प्रकार के प्रायान हेतु आवश्यक विदेशी -पूजी की पूर्ति 
किसी भी अनपात में निम्नलिखित विकल्पो के किसी भी 
संयोजन द्वारा की जाएगी 

ए : भारत मग्कार ग 
बी 1 : अप्रवासी भारतीयों की सहभागिता द्वारा 
वो ) : अधिनि । के कारण विदेशी मुद्रा की 

पात्रता द्वारा 
बी 3 . विदेशी सहभागिता द्वारा 
4 : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञेय किसी भी 

अन्य स्रोत द्वारा 
2. इम यंत्रेतर- सामग्री निर्यात योजना के अन्तर्गत 
आयात पर ए वि . ल्प के अन्तर्ग । प्रयुक : विदेशी मुद्रा 
के 250 प्रतिशत के बराबर + ( धन ) विकल्प बी 1 में 
वी 4 तक के विकल्पों के अन्तर्गत प्रयुक्त विदशी मुद्रा के 
150 प्रतिशत के बराबर यत्रतर -सामग्री के निर्यात की 
बाध्यता होगी , जिसे चार बर्ष की अवधि में पूरा किया 
जायेगा । स्वदेशी साम्प्यूटरों पर निर्यात के लिए विकसित 
की गई यंत्रेतर- सामग्री की निर्यात बाध्यता शन्य प्रतिशत होगी । 

3 . आयातित दम्प्यूटर प्रणाली का प्रयोग घरेलू तथा 
निर्यातगत गतिविधियों के लिए किसी भी अनुपात में हो 
सकता है । 

4 . निर्यात बाध्यताएं अजित की गई निवल विदेशी 
मद्रा से पूरी की जाएंगी । इस उद्देश्य के लिए अजित 
निवल विदेशी मुद्रा का अर्थ है यंत्रेतर- मामग्री के निर्यात 
में प्राप्त विदेशी मुद्रा का प्रागमन – ( ऋण ) यंत्र- सामग्री 
तथा या यंत्रतर- सामग्री के प्रारम्भिक प्रायात मे इतर व्यय 
के कारण विदेशी मुद्रा का बहिगमन । 

5. कम्प्यूटर यंत्रेतर -मामग्री निर्यात में चुम्बकीय माध्यम 
द्वारा या दस्तावेजी निर्यात के अतिरिक्त उपग्रह डाटा 
संपर्क द्वारा निर्यात और भारतीय कम्प्यूटर विशेषज्ञों द्वारा 
विदेशी ग्राहक के विदण स्थित स्थान पर दिया गया पगमर्ण 
भी सम्मिलित होगा । 


a 


II . यंत्रेतर- सामग्री के विकास और निर्यात के संवर्धन 

हेतु आयात नीति : 
विशेषतः निर्यात के लिए कम्प्यूटर यंन्नेतर- मामग्री विकास 
का एक कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में वर्ष 1972 में 
यंतर-मामग्री नी निर्यात योजना के अन्तर्गत चाल है । 
प्रचालन की दृष्टि से अधिक प्रभावी तथा सरल बनाने 
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[ भाग - गा 


। 


13. यंत्रतर- सामग्री की निर्यात योजना के प्रधीम 
पायात अहम्नांतरणीय और वास्तविक आधार पर होगा । 


6. यंत्रेतर- सामग्री निर्यातकों को अपनी निर्यात 
बाध्यता यथाशीघ्र पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया 
जाएगा । तथापि , चार वर्षों की अवधि में संचयी निर्यात 
के न्यूनतम स्तर निम्नलिखित के अनुसार होंगे : - - 

द्वितीय वर्ष के अन्त तक : निर्यात बाध्यता का 20 प्रतिशत 
तृतीय वर्ष के अन्त तक : निर्यात बाध्यता का 50 प्रतिशत 
चतुर्थ वर्ष के अन्त तक : निर्यात बाध्यता का 100 प्रति 

शत । 


14. यंत्रेतर- मामग्री की निर्यात योजना के अधीन 
प्रायात- पामग्री के लिए मुल्यानुसार 60 प्रतिशत सीमाशुल्क 
प्रभारित होगा । आयात-निर्यात बैंक द्वाग संवीक्षित प्रस्तावों 
के मामले में , जिनमें वित्तीय तथा तकनीकी विश्लेषण और 
निर्यात संबंधी प्रगति की बैंक द्वारा जांच की जाती है , 
सीमाशुल्क में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी । शत-प्रतिशत 
निर्यात के लिए आयातित मभी कम्प्यूटर कस्टम मीमानों 
के भीतर शून्य प्रतिशत शुल्क के पात्र होंगे । 


7. प्रत्येक वर्ष , यदि कंपनी उपर्युक्तानुसार निर्यात 
प्रदर्शित नहीं करती है तो विभेदी बाध्यता की कम पड़न 
वाली राशि का भुगतान अर्थ दण्ड के रूप में भारत सरकार 
को किया जाएगा । 


8 . निर्यात बाध्यता उम तिथि मे प्रारंभ होगी जिस 
तिथि को पायात के प्रथम परेषण की कस्टम में अनुमति 
प्राप्त की जाती है । 


9 . पुरानी कम्प्यूटर प्रणालियों के प्रायात के मामले 
में निर्यात बाध्यता के निर्धारण के लिए नई म्प्यूटर प्रणाली 
के बराबर के मूल्य पर विचार किया जायेगा । 

10. पट्टे के आधार पर कम्प्यूटर प्रणाली के प्रायात 
के मामले में इस उद्देश्य के लिए विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन 
को समकक्ष प्रआयातित म्प्यूटर के सी०आई०एफ० मूल्य के 
तौर पर लिया जायेगा , जैसा कि आईलाम मी० द्वारा 
निर्यात - बाध्यता के मल्यांकन के लिए निर्धारित किया जाता 


15. भारतीय आयात -निर्यात बैक यंत्रेतर-सामग्री के 
निर्यातकों को आयात- मामग्री के लिए विदेशी मुद्रा भी 
प्रदान करेगा । इस मामले में निर्यात बाध्यता इस्तेमाल की 
गई विदेशी मुद्रा की 350 प्रतिशत होगी और उसे उस 
तारीख में चार वर्ष की अवधि के अन्दर पूरा करना होगा , 
जिम तारीख को पायात के प्रथम परेषण की कस्टम द्वारा 
स्वीकृति दी गई थी । सरकारी स्वीकृति प्रक्रियाओं को 
अधिकतम मरल बनाया जाएगा और सामान्य तौर पर 
केवल आयात-निर्यात बैंक की संस्तुतियों के आधार पर 
अध्यक्ष , पाई ०एम०मी० द्वारा स्वीकृति जारी की 
जाएगी । प्रत्येक वर्ष, यदि कंपनी उपर्युक्त अनुच्छेद III 
( 6 ) के अनुसार निर्यात - कार्य प्रर्दाशत नहीं करती तो 
अर्थ दाल के रूप में बाध्यता में कम पड़ने वाली रकम से 
दुगुनी राशि आयात -निर्यात बैक को रुपयों में प्रदा की 
जाएगी । इस योजना के वास्तविक ब्योरे आयात -निर्यात 
बैक द्वारा अलग से अधिमूचित किये जाएंगे । 


11. विदेश स्थित कम्प्यूटर प्रणालियों , डॉटाबेसों तथा 
सेवानों के प्रयोग के मामले में निर्यात बाध्यता की सीमा 
आई०एम०एस०सी० द्वारा हर मामले की स्थिति के अनु 
मार निश्चित की जायेगी । 
___ 12. उपयुक्त योजना के अधीन आयात के मामला 
में निम्नलिखित शर्ते लागू होगी : - - 
1 . पायात एन०एम०प्राई की स्वीकृति से मुक्त 

होगा । 
2 . यंतर - सामग्री के निर्यात के लिए कम्प्यूटर प्रणालियों 
के प्रायात की अनुमति सामान्यतः एकमुश्त क्रय 
और वास्तविक प्रयोक्ता आधार पर दी जाएगी । 

अथवा 
यंत्रेतर -मामग्री की निर्यात परियोजनानों के लिए 
पट्टे पर कंप्यूटर प्रणालियों के आयात की अनुमति 
भी दी जाएगी । 

अथवा 
यंन्नेतर -सामग्री की कंपनियों को अपनी यंत्रतर 
सामग्री की निर्यात परियोजनाओं के लिए उपग्रह 
मॉटा मंपर्क द्वारा विदेश स्थित कम्प्यूटर प्रणाली , 
यंत्रेतर-सामग्री और डाटाबेमों का प्रयोग करने 
उपलब्ध करने की अनुमति प्रदान की जाएगी । 


___ 16. यदि यंत्रेतर- सामग्री का निर्यात समर्पित भू-केन्द्र 
उपग्रह संपर्क केन्द्र के माध्यम से किया जाता है तो समर्पित 
भू -केन्द्र / उपग्रह संपर्क केन्द्र का उपयोग करने वाली कंपनी 
के निर्यात के उम भाग के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त 
शर्ते लागू होंगी : 
( i ) निर्यात बाध्यता का निर्धारण मामलेवार आई० 

एम०एम०मी० द्वारा किया जाएगा । 
( ii ) सुरक्षा और संचार प्रबंध प्राई०एम०एस०सी० 

की स्थायी उप -समिति , द्वाग निर्धारित क्रिये 
जाएंगे , जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी विभाग , संचार 
विभाग , विदेश संचार निगम, गह मंत्रालय तथा 
रक्षा मंत्रालय का मदस्य के म्प में प्रतिनिधित्व 

होगा । 
( iii ) उपग्रह संपर्क केन्द्रों का उपयोग केवल शत -प्रतिशत 

निर्यातगत गतिविधियों के लिए किया जाएगा । 

इससे संबंधित सभी आयात शुल्क -मुक्त होगे । 
( iv ) निर्यात संबंधी घोषणा जी०पार० फार्म के बदले 

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिचित विशेष 
निर्यात घोषणा प्रपन्न पर की जाएगी । 


भाग - 
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( v ) यदि राष्ट्रहित में आवश्यक हुमा तो भारत 

सरकार बिना कोई कारण बताए और बिना 
किसी दायित्व के समर्पित भु -केन्द्र / उपग्रह संपर्क 
केन्द्र का प्रयोग करने के लिए दिए गए अनु 

मोदनों स्वीकृतियों को समाप्त कर सकती है । 
17. यत्नेतर -सामग्री निर्यातक अपनी विदेशी मुद्रा से 
अथवा 20 प्रतिशत निर्यात बाध्यता पूरी करने के पश्चात् 
मूल आयात के ० मी०आई०एफ० मूल्य के 20 प्रतिशत तक 
प्रआयातित कम्प्यूटर प्रणाली को संधित कर सकता है । 
इस तरह की प्रायात सामग्री पर मूल आयातित प्रणाली 
की तरह निर्यात बाध्यता लागू होगी । 
IV . यंतर -मामग्री के प्रायात के लिए नीति 

1. यंत्रेतर-सामग्री का विकास श्रमसाध्य है । स्थानीय 
यंत्रेतर- मामग्री विकास में लागत विकसित देशों में उसके 
विकास में लागत से वास्तव में कई गुना कम आएगी । 
तथापि , विदेशों में जब मानक यंत्रतर -मामग्री ( सॉफ्टवेयर ) 
पैकेज/ मॉड्यलों की बिक्री अत्यधिक तादाद में होती है तो 
उनका अायात उनके स्थानीय विकास में सस्ता पड़ेगा । 
इस दष्टि में किसी भी श्रेणी की यंत्रतर- सामग्री के लिए 
यंत्रेतर- सामग्री के मूल्य पर 60 प्रतिशत मूल्यानुसार के 
बराबर समान वित्तीय मरक्षण तथा माध्यम का मूल्य जिम 
पर यह आयातित की गई है, दोनों को जोड़कर यह मूल्य 
देना पर्याप्त होगा । ग्बुले सामान्य लाइसम ( प्रो०जी० 
एल० ) पर किसी भी यत्रेतर -सामग्री का किसी भी माध्यम 
में और कितनी ही अनुशप्त प्रतियो में पायात करने की 
अनुमति वास्तविक प्रयोक्ता अथवा किसी कम्प्यूटर विनिर्माता 
या भंडारण और बिक्री करने वाली किसी यंत्रेतर -सामग्री 
कंपनी को होगी । इसके लिए न तो एन०म० आई०सी० 
और न ही इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के रियाती शुल्क के 
प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी । 

2. यदि रायल्टी के भुगतान के बिना प्रति अनुलिपि 
के लिए यंत्रेतर- सामग्री के प्रायात की अनुमति प्रदान की 
जाती है तो इम एकमुश्त भुगतान पर 60 प्रतिशत यथा 
मूल्य शुल्क लगेगा । 

3. यदि यंत्रेतर- सामग्री के आयात की अनुमति विनि 
दिष्ट अधिकतम संख्या में अनुलिपियों के लिए दी जाती है 
सो प्रारम्भिक एकमुश्त भुगतान , यदि कोई हो , उसके अति 
रिक्त बम अधिकतम संख्या पर देय रायल्टी पर 60 प्रति 
शत यथामूल्य शुल्क अग्रिम-रूप में लगाया जायेगा । 
___ 4. चूकि यंत्रेतर-मामग्री पर केवल प्रतिलिप्यधिकार 
अधिनियम लागू होता है इसलिए इस पर प्रतिलिप्यार्थ 
अनुज्ञप्त प्रतिलिप्यधिकार वाली पुस्तकों पर लागू होने 
बाली रायल्टी प्रेषण संबंधी नियम और प्रक्रियाएं समान 
रूप से लागू होंगी । 

5 आयातकर्ता के अपने उपयोग के लिए यत्रतर - पामग्री 
के आयात हेत उद्योग मंत्रालय की प्रौद्योगिकी विकास 
निधि (टी०डी०एफ . ) का उपयोग किया जा सकता है । 


V . अधिक निर्यात का अधिकार 

1. यंतर- पामग्री के निर्यातक नई कंप्यूटर प्रणालियों, 
यंत्रेतर - सामग्री व यंत्र -सामग्री की उप -प्रणालियों के आयात 
के लिए और/ अथवा अपनी वर्तमान साम्प्यूटर प्रतिष्ठापना 
और कार्यालय उपकरण व कम्प्यूटर के अतिरिक्त पुर्जी 
में संवर्धन के लिए निर्यात बाध्यता से 30 प्रतिशत अधिक 
किर गाए यंत्रेतर-सामग्री निर्यात अर्जन का उपयोग कर 
सकता है । इस आयात का उपद्देश्य होगा यत्रेतर- सामग्री 
का और अधिक निर्यात करना तथा इम पर वास्तविक 
प्रयोक्ता की शर्त एवं प्रायात के सी०आई०एफ० मूल्य की 
150 प्रतिशत निर्यात बाध्यता की शर्त लागू होगी । 

2. अधिक निर्यात -लाभ का संचयन तीन वर्ष की 
अवधि के लिए किया जा सकता है । इस प्रयोजन के 
लिा दिनांक 1 - 4- 1984 के बाद निर्यात की गई यंत्रेतर 
सामग्री का ही आकलन किया जाएगा । 
VI. विदेशी सहयोग और विदेशी निवेश 

1. निर्यात और अथवा घरेलू विपणनार्थ यंतर- सामग्री 
के विकास की गतिविधियों में विदेशी सहयोग और/ या 
विदेशी निवेश की अनुमति एफ०ई०प्रार०ए० (फेरा ) के 
उपबंधों के अनुसार होगी । 

2. स्वदेशी बाजार के लिए यंत्रेतर -मामग्री के विकास 
की अनुमति पूर्णत . स्वामित्व वाली भारतीय कंपनियों तथा 
40 प्रतिशत तक घिदेशी साम्यांश वाली कंपनियों को दी 
जाएगी । 

3. 40 प्रतिशत से अधिक की विदेशी माम्यांशवाली 
कंपनियों को केवल शत - प्रतिशत निर्यात परियोजनाओं की 
अनुमति प्रदान की जाएगी । 
VII . विदेशों में विपणन 

1. विदेशी बाजारों में विपणन , प्रशिक्षण, प्रतिष्ठापन , 
बिक्री बाद मेवानों के लिए विदेशी फर्मों/वितरकों / खरदा 
व्यापारियों को कमीशन का भुगतान करने की यंत्रेतर . 
मामग्री निर्यातकों को अनुमति होगी । 

2. विदेशी बाजारों में भारतीय यंत्रेतर- सामग्री के 
उत्पादों और सेवाओं के प्रभावी प्रोत्साहन के लिए विदेशों 
में संयुक्त उद्यमों और अथवा विपणन कंपनियां तथा कार्यालयों 
की स्थापना करने की अनुमति यंत्रेतर-सामग्री निर्यातकों 
को दी जाएगी । 

3 विदेशी दौरों, विदेशी कार्यालयों की स्थापना , 
विदेशों में विशेषज्ञों की उपलब्धि , नशे अभिकल्प प्राप्त 
करने , कमीशन -दरो के भुगतान प्रादि पर यत्रतर- सामग्री 
निर्यातकों को सामान्यत : एक उचित स्तर पर व्यय करने 
की आवश्यकता होती है । इस प्रकार की मदों के व्यय 
के लिए एकक को पिछले वर्ष अजित निवल विदेशी मुद्रा 
की 30 प्रतिशत विदेशी मुदा का आवंटन अनुज्ञेय होगा , 
तथापि , प्रथम वर्ष के आवंटन का निर्धारण आई०एम०एस० 
सी० की मंस्तुतियों पर आधारित होगा । विदेशी मुद्रा 
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भारत का राजपन, दिसम्बर 27, 1088 (पौष 6, 1908 ) 


[ भाग - 


1 


PLACED 


के ये सभी आवंटन भारतीय रिज़र्व बैंक के सामूहिक परमिटों 
के रूप में होंगे । 


VIII. अनुमंधान तथा विकास 

1. दीर्घकालीन अवधि के आधार पर विश्व -बाजारों 
में भारतवर्ष प्रतिस्पर्धा कर सके इसके लिए इलेक्ट्रॉनिकी 
विभाग सरकारी , सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में कम्प्यूटर 
प्रौद्योगिकी के अग्रगामी आयामों में अनुसंधान , अभिकल्पन 
और विकास के गहन कार्यक्रम शुरू करेगा । 


2. आयात -विकल्प के रूप में विशिष्ट यंत्रेतर- सामग्री 
के उन पैकेजों का विकास करने के लिए उन्हें समक्ष लाया 
जायेगा जिनका कि अन्यथा आयात करना पड़ता है । 

3. अनुसंधान और विकास की नई परियोजनाओं को 
प्रारंभ करने तथा प्रायातित जानकारी को प्रात्ममात करने 
के लिए यंत्रेतर- सामग्री मदनों और विनिर्माताओं को अन 
संधान व विकास के नये दलों की स्थापना करने के लिए 
प्रोत्साहित किया जाएगा । यंत्रेतर-मामग्री क्षेत्र की अन 
संधान व विकास परियोजनाओं को वही प्रोत्साहन प्राप्त 
होगे जो श्रौद्योगिक विकास व अनुसंधान परियोजनाओं को 
मिलते हैं । 


IX . उत्पाद शुल्क 

कम्प्यूटर यनतर - सामग्री पहले की तरह उत्पाद- गल्क में 
मुक्त रहेगी । 


XII . प्रक्रिया 

1 . इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की अन्तर- मंत्रिमंडलीय स्थायी 
ममिति ( आई०एम०एस०मी० ) यंत्रेतर - सामग्री के विकास 
तथा यंतर- सामग्री के निर्यात के सभी मामलों के सिंगल 
प्वाइंट क्लीयरेंस और ममन्वय-कार्य के लिए एक प्रभावी 
संस्था के रूप में कार्य करेगी । 

2. यंत्रेतर- मामग्री निर्यात परियोजना के लिए उसमी , 
आयात -निर्यात प्रक्रिया 1985 - 88 की पुस्तिका के परि 
शिष्ट-III- सी में निर्धारित प्रपत्र पर इलेक्ट्रॉनिकी विभाग 
के सी०सी० आई० विग को आवेदन देगा । प्रस्ताव पर पाई 
एम०एस०सी० द्वारा विचार किया जाएगा और छह सप्ताह 
के भीतर आवेदक को सीधे ही आई०एम०एस०सी० के 
वारा निर्णय की सूचना दे दी जायेगी । पायात -निर्यात 
बैंक योजना के अधीन मामलों में संबंधित आवेदन-पत्र 
सीधे आयात-निर्यात बैंक को प्रस्तुत किये जायं । 

3. अायात लाइसेम कस्टम स्वीकृति परमिट के लिए 
सभी प्रावेदन मी०सी० आई० एण्ड ई० द्वारा निर्धारित 
प्रपत्र पर सीधे इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के सी०सी०आई० 
विंग को भेजे जायेंगे । म्प्यूटर कम्प्युटर आधारित प्रणालियों 
के प्रायात के लिए प्रायात लाइसेंस कस्टम स्वीकृति परमिट 
जे०सी०मी० आई० एण्ड ई० द्वारा मुख्यालय से जारी किए 
जाएंगे जिसे आई०एम०एम०मी० की संस्तुतियों पर आयात 
लाइसम जारी करने की पूर्ण - शक्तियां प्रदान की जाएंगी । 
व आई एम एम०मी० के मदरय हांगे । 

4. विदेशी सहयोग और विदेशी निवेश में संबंधित 
मामले में आई०एम०एस०मी० जांच करके प्रावश्यक अनु 
मोदन के लिए मामले की सिफारिश करके सीधे एफ० 
आई०बी० के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी । 

5. यंत्रेतर -मामग्री निर्यातक प्रत्यक्ष करों के उन सभी 
लाभों के पात्र होंगे जो अन्य प्रकार के निर्यातों के मामलों 
में उपलब्ध हैं । 

6. संचार विभाग का एक अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि 
एम०एम०एम०मी० का सदस्य होगा । आई०एम०एस०सी० 
द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति में आवेदक प्राथमिकता के माधार 
पर टेलीफोन टेलेक्स कनेक्शन और उपग्रह संपर्क व डॉटा 
संचार जिसमें मॉडेम कनेक्शन भी शामिल हैं , सुविधाएं 
प्राप्त करने का अधिकार होगा । 

7. इलेक्ट्रॉनिकी विभाग निर्यात के उद्देश्य मे यत्रतर 
सामग्री के विकास में लग यत्रेतर- मामग्री विकास संगठनों 
का पंजीकरण करेगा । 

8 . निर्यात बाध्यता के लिए यंत्रेतर- सामग्री निर्यातक 
द्वारा भारत सरकार के साथ एक वैध इकरारनामा /बंध 
पत्र निष्पादित किया जाएगा । 
XIII. यंत्रेतर- सामग्री का कानुनी संरक्षण 

भारत में यंत्रेतर- सामग्री को लिप्यधिकार ( संशोधन ) 
अधिनियम , 1984 खंड 2 ( सी ) के अर्न्तगत संरक्षण प्राप्त 


X . नीति कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिक मंरचना 


दिनांक 15 नवम्बर , 1984 को घोपित कम्प्यूटर नीति 
( अनुच्छेद ग- 2 ) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने एक 
यत्रतर- मामग्री विकास अभिकरण की स्थापना पहले ही कर 
दी है । इस नीति के कार्यान्वयन , यंत्रेतर- मामग्री के निर्यात 
निष्पादन को मॉनीटर करने और घरेल व निर्यात - बाजारों 
के लिए यंत्रतर-सामग्री के उद्योग के एकीकृत विकाम को 
संबधित करने से संबंधित गतिविधियो के अभिग्रहण हेतु 
यह अभिकरण समन्वय स्थापित करेगा । 


XI . वित्त - व्यवस्था 

1. यत्रतर- सामग्री के विकास संबंधी व्यवसाय की मूल 
प्रकृति को समझने की आवश्यकता है जहां यंत्रेतर-सामग्री 
कंपनी की मूल संपत्ति मंधाशक्ति होती है । अतः, कम्प्यूटर 
व्यावसायियों के लिए जोखिम वित्तपोषण और जोखिम 
पंजी उपलब्ध कराने हेतु बेहतर मानदण्ड तैयार करने वाली 
वित्तीय संस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिकी विभाग महायता प्रदान 
करेगा । 


2. इलेक्ट्रॉनिकी विभाग , राष्ट्रीयकृत बैंको तथा वित्तीय 
मंस्थाओं के द्वारा यनेतर-सामग्री की विकास और निर्यात 
परियोजनाओं को अनुच्छेद- 11-15 में उल्लिखित योजना 
के अनुसार वित्तीय महायता प्रदान करेगा । 


भाग I -- खण्ड 1 ] 
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XIV . सामान्य 

1. म्वदेशी बाजार या देश में ही उपयोग करने के 
उद्देश्य में संबंधित यंत्रेतर सामग्री का विकास गतिविधियों 
के उन मामलों को लाइससमक्त रखा जाएगा जिनमें 
कम्प्यूटर प्रणाली को प्रायात करने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । 

2. देश में ही प्रयोग हेतु अथवा दातव्य संस्थानों या 
सरकारी सरकारी वित्तपोपित संगठनों या लाभनिरपेक्ष पार 
एण्ड डी० संगठनों या लाभनिरपेक्ष गैक्षिक संस्थानों या 
लाभनिरपेक्ष गैर- वाणिज्यिक संगठनों द्वारा यंतर- सामग्री का 
विकास परामर्श सेवाओं के रूप में माना जाएगा । यत्रतर 
सामग्री के विकाम की अन्य मभी गतिविधियां उद्योग के 
रूप में मानी जाएंगी । इस प्रयोजन हेतु वर्गीकरण के 
लिए किसी भी अतिरिक्त परिभाषा का निर्णय पाईएमः 
एस०सी० द्वाग किया जाएगा । 


xv . प्रशिक्षण नीति 

1. समयटर यंत्रतर - मामग्री और कार्मिकों की प्रशिक्षण 
नीति निम्नलिखित दग से होगी : 
( अ ) विभागीय संस्थाएं 

शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
के परामर्श में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग देश के चार क्षेत्रों में 
से हरेक में भारतीय सुचना -विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थानों 
( आई०पाई०पाई टी० ) और राज्य की राजधानियों में 
क्रमशः मंबद्ध संस्थानों की एक श्रृखला प्रतिष्ठापित करेगा । 
मुपर कम्प्यूटरों/मैनफ्रेम कम्प्यूटर सुपर मिनी कम्प्यूटरों और 
मिनी /माइक्रो कम्प्यूटरों की यह श्रृखला तथा राष्ट्रीय सूचना 
विज्ञान केन्द्र के विशेषज्ञ राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के भाग के 
रूप में निकनेट अाधारभुत अवसंरचना कायम करेंगे जो कि 
आई०पाई०आई०टी० केन्द्रों तथा उनके संबद्ध संस्थानों द्वारा 
प्रयुक्त की जायेगी । इन चारों पाई०पाई पाई टी० केन्द्रों 
तथा संबद्ध संस्थानों की श्रृंखला को पाई पाई०आई०टी० 
केन्द्रों की भांति राष्ट्रीय संस्थानों के बराबर दर्जा प्राप्त 
होगा । कंप्यूटर -प्राधारित अनुदेश , कम्प्यूटर नेटवर्क पर 
आधारित खुला विश्वविद्यालय प्रणाली , कम्प्यूटर आधारित 
अभिरुचि - मूल्यांकन व परीक्षण , मॉडुलर प्रशिक्षण प्रणालियों 
आदि जैसी आधुनिक संकल्पनाएं प्रशिक्षण में समाहित होंगी । 


3. यंत्रेतर- सामग्री की निर्यात योजना के अन्तर्गत 
प्रायातित अथवा स्थानीय रूप में खरीदी गई कम्प्यूटर 
प्रणाली के मामले में 40 प्रतिशत की दर से मल्यह्राम की 
अनुमति प्रदान की जाएगी । 

4. यदि यंत्रेतर- मामग्री निर्यातक उन शर्ती का पालन 
नहीं करता , जिन पर उमे आयात की अनुमति दी गई 
पी , नो यथा -संशोधित पायात -निर्यात (नियंत्रण ) अधिनियम , 
1947 पायात-निर्यात नियंत्रण प्रादेगों तथा उममे मंबंधित 
प्रावधानों के अन्तर्गत उमके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी । 

5. यंत्रेतर-सामग्री की अपनी आवश्यकताओं के लिए 
निविदाएं तहकीकातों को जारी करते समय यंत्रेतर- सामग्री 
के सभी प्रमुख प्रयोक्ता कंप्यूटर विनिर्माताओं के अतिरिक्त 
यंतर - मामग्री मदनों मे भी संपर्क करेंगे । 

6. यंत्नेतर सामग्री निर्यात में अजित विदेशी मद्रा 
प्रचलित दरों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार “नगद क्षतिपूर्ति 
सहायना (मी०मी०एम० ) " के लिए अधिकृत होगी । 

7. यंत्रेतर -सामग्री के निर्यात की प्रगति को मावधानी 
पूर्वक मॉनीटर किया जाएगा । निर्यात के लिए मचिवों 
की प्राधिकारिक समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 
इलेक्ट्रॉनिकी विभाग यंत्रेतर -मामग्री के निर्यात के लिए 
प्राप्त आवेदनों और उन पर की गई कार्रवाई से संबंधित 
विस्तत सूचनाएं प्रत्येक महीने मंत्रिमंडल सचिवालय और 
वाणिज्य मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा । यनेनर-मामग्री के 
निर्यात की प्रमात्रा में संबंधित सूचना इलेक्ट्रॉनिकी विभाग 
द्वारा तिमाही आधार पर भेजी जाएगी जिसके लिए इलेक्ट्रॉ 
निकी विभाग मभी श्रावश्यक सूचनाएं प्रस्तुत करने के 
लिए निर्यातकों को निर्धारित कर सकता है । आयात 
निर्यात बैंक में संबंधित सभी मामलों में परियोजनाओं के 
कार्यान्वयन तथा निर्यात की वास्तविक प्रमात्रा में संबंधित 
मॉनीटरिंग पायात-निर्यात बैंक द्वारा की जाएगी और वह 
इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा मंत्रिमंडल सचिवालय को तिमाही 
रिपोर्ट भेजेगा । 


( ब ) प्रायोजिन परियोजनाएं 

मार्वजनिक वित्तपोषित शैक्षिक संस्थाओं के अन्तर्गत 
कम्प्यूटर शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रोग्माहित करने 
के लिए इलैक्ट्रॉनिकी विभाग के पाग योजनागत कार्यक्रम 
हैं । इलैक्ट्रानिकी विभाग , एम० टेक०, एम०मी०ए०, कम्प्युटर 
विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा , अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्य 
क्रम प्रादि जैसे कई पाठ्यक्रम भी प्रोयाजित करता है । 
नीति के तौर पर , योजनागत परियोजनाओं को उपलब्ध 
योजनागत प्रावटन , अगले पांच वर्षों में अनुमानित जनशक्ति 
के अंतराल के अनुरूप होगा । 
( म ) निजी क्षेत्र के शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान 

निजी क्षेत्र के शिक्षण व प्रणिक्षण संस्थानों को निम्न 
लिखित प्रोत्साहनों और बाध्यताओं में सरकार द्वारा प्रोत्मा . 
हित किया जाएगा : - - 
( i ) कम्प्यूटर आधारित अनुदेश के लिए अभिकल्पित 

कम्प्यूटर प्रणालियों , यंत्र -मामग्री और/ या यंत्रेतर 
मामग्री का प्रायान 60 प्रतिशत शुल्क पर 

स्वीकृत किया जायेगा । 
( ii ) कम्प्यूटर माध्यम में प्रोग्रामीकृन विषयों और 

ग्राफीय सामग्री की पोजी०एल० पर आयात 
अनुमति 60 प्रतिशत शुल्क पर स्वीकृत की 

जाएगी । 
( iii ) किसी भी निम्नलिखित प्रयोजन के लिए संस्थान 

द्वारा प्रति 100 मानव वर्षीय कम्प्यूटर संबंधी 
प्रशिक्षण के लिए 5000 अमेरिकी डॉलर तक 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


और प्रतिवर्ष अधिकतम 10, 000 अमेरिकी 
डॉलर तक विदेशी पूंजी उपलब्ध करायी 
जाएगी : - - 
( अ ) सामान्य सुरक्षा - स्वीकृति प्राप्त होने पर 

कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्रों के विदेशी 

विशेषज्ञों की मेजबानी । 
( य ) कंप्यूटर संबंधी क्षेत्रों में शिक्षा-प्रौद्योगिकी 

हेतु विदेशी परामर्श का क्रय । 
( म ) स्वयं के प्रयोगार्थ प्रो० जी० एल० पर 

प्रशिक्षण उपस्करों तथा शिक्षण सामग्री 

का आयात करना । 
ये आयात शुल्क -मुक्त होंगे और इनके लिए एनएम . 
आई० प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा । 
(iv) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा प्रतिष्ठापित न्यस्त , 

विशेष निकाय द्वारा निर्धारित गुणवत्ता और 
सेवा के स्तरों को वास्तविक रूप में उत्तीर्ण 
करने वाले संस्थान को संस्थान द्वारा प्रशिक्षुओं 
को प्रदान किये जाने वाले प्रमाण -पत्नों /डिप्लोमाओं 
में "इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त " 

शीर्षक का प्रयोग करने की अनुमति होगी । 
( v ) उपर्युक्त (iv ) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिकी विभाग 

मे मान्यता प्राप्त संस्थान , दातव्य मंगठनों/ संस्थानों 
पर लाग प्रायकर नियमों के अनुसार प्रायकर 

कटौतियों के पात्र होंगे । 
बाध्यताएं 
( i ) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग अथवा समय - समय पर 

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा नामित निकाय द्वारा 
निर्धारित न्यूनतम स्तर की उपस्कर अवसंरचना 

तथा पूर्णकालिक संकाय होना चाहिए । 
(ii ) प्रशिक्षुत्रों को विभिन्न स्तरों पर इलेक्ट्रॉनिकी 

विभाग द्वारा समय - समय पर निर्दिष्ट कंप्यूटर 
पर न्यूनतम प्रयोगात्मक प्राभव प्रदान किया 
जाना चाहिए । 
इलेक्ट्रॉनिकी विभाग विस्तत मंदर्शन-सिद्धांतों 
के रूप में विभिन्न पाठ्यक्रमों/ प्रशिक्षण माड्यूलों 

के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम जारी करेगा । 
( iv ) संस्थान को इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की गुणवत्ता 

प्रमाणन संबंधी प्रक्रियाओं को कार्यान्वित करने 
की अनुमति होगी । केवल वे संगठन ही उपर्यक्त 
(iv ) और ( v ) प्रोत्साहनों का उपयोग 
करने के पात्र होगे जो "प्रशिक्षण गुणवत्ता " 

मूल्यांकन में मफल होते है । 
( v ) जहां आवश्यक होगा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग 

प्रश्न -पत्र बनाने और उनका मूल्यांकन और 
स्थानीय राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं का 
प्रायोजन करेगा अथवा नामांकित संगठनों के 
माध्यम से आयोजित करने का प्रबंध करेगा । 


( vi ) सरकार द्वारा समय - समय पर निर्धारित मान 

दण्डों के अनुमार संस्थान के कंप्यूटर पाठ्य 
क्रम / प्रशिक्षण में कम - से - कम 50 प्रतिशत 
पंजीयन योग्यता के आधार पर होगा । ( इसमें 
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए 
विनिर्दिष्ट कोटा भी शामिल होगा ) । इस 
तरह के उम्मीदवारों के मामले में इलेक्ट्रॉनिकी 
विभाग द्वारा निर्धारित " मानक पाठ्यक्रम 
संबंधी शुल्क का लाभ संस्थान द्वारा लागू 

किया जाएगा । 
( xyI ) परिभाषाओं के मभी निर्वचनों और नीति के 

प्रावधानों तथा विवादों के संकल्पों , यदि वे 
इनमें से उत्पन्न होते है , तो उनका निर्णय 

आई०एम०एस०सी० द्वारा किया जायेगा । 
( xyII ) उन प्रावधानों को छोड़ कर, जिनके लिए 

आवश्यक अधिसूचना संबद्ध सरकारी विभागों 
द्वारा जारी की जानी है , यह नीति तत्काल 
प्रभावी होगी । 

आदेश 
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि 
निम्नलिखित को भेजी जाये : - - 

1. राष्ट्रपति का मचिवालय । 
2. प्रधान मंत्री का कार्यालय । 
3. मंत्रिमण्डल सचिवालय । 
4. भारत मरकार के सभी मंत्रालय /विभाग । 
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक । 
6. सभी राज्य सरकारों व संघ शामित प्रदेशों के 

मुख्य सचिव । 
7. अध्यक्ष, उत्पादन और मीमाशुल्क का केन्द्रीय 

बोर्ड । 
8. पायात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक । 
9. तकनीकी विकास महानिदेशालय । 


10 . भारतीय राजदूतावासो के विमान परामर्शदाता । 


11. विज्ञान , प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिकी के राज्य 

मंत्री । 


12. अध्यक्ष , इलेक्ट्रॉनिकी प्रायोग । 
13. सचित्र , इलेक्ट्रॉनिकी विभाग । 
14. इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के सभी संभाग/ अनुभाग । 


यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प मार्व 
जनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया 
जाए । 


ना शेषागिरि, अवर सचिन 


भाग - - खण 1 ] 


भारत का राषपब , दिसम्बर 27 , 1980 ( पौर 6 , 1908 ) 
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इस्पात और खान मंत्रालय 

( इस्पात विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 28 नवम्बर 1986 

संकल्प 
सं० ६ . 11015( 1)/ 86- हिन्दी (. ) - इस्पात और 
खान मंत्रालय ( इस्पात विभाग ) के दिनांक 18 नवम्बर 
1985 के संकल्प संख्या ६ . 11015 ( 1 ) / 85 - हन्दी तथा 
दिनांक 2 - 1 - 86 के समसंख्यक संकल्प में प्रांशिक सशोधन 
करते हए, निम्नलिखित सं :द सदस्यों को इस्पात और खान 
मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में मनोनीत 
किया जाता है : 
1 श्रीमति सूर्यकान्ता पाटिल ( श्री पी० एल० खण्डेलवाल के 

स्थान पर ) 
2. श्री सुरेन्द सिंह ठाकुर ( श्री रामचन्द भारद्वाज के स्थान . 


3. श्री वी० तुलसीराम ( श्री बी० वी० दे . ई के स्थान 
( सदस्य ,संदीय राजभाषा पर ) । 
समिति ) 

प्रादेश 
मादेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की प्रति सभी राज्य 
सरकारों और संघ राज्य प्रदश के प्रशा कों , प्रधान मंत्री का 
कार्यालय , मंत्रिमंडल सचिवालय , संसद कार्य मंत्रालय , लोक सभा 
सचिवालय , राज्य सभा चिवालय , योजना प्रायोग , राष्ट्रपति 
सचिवालय , भारत के महालेखा परीक्षक , महालेखाकार, केन्द्रीय 
राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को 
भेजी जाए । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वपाधारण 
की जानकारी के लिए भारत के राजपन में प्रशित किया 
जाये । 

चिरंजीव सिह, संयुक्त सचिव 


पर ) 


DEPARTMENT OF ELECTRONICS 
New Delhi , the 18th December 1986 

RESOLUTION 
No. 17 ( 38 ) / Comp / 84 ( Part ) . - The Government of India 
have had under consideration , tho question of reviewing tho 
existing policy for Computer Software Export, Softwaro 
Development and Training. As a first step in that direction , 
the President has been pleased to decide that the following 
POT ICY ON COMPUTER SOFTWARE EXPORT, SOFT 
WARE DEVELOPMENT AND TRAINING sball come into 
effect : 

TI. OBJECTIVES OF THE POLICY 

The main basis is that any policy framework and its implc 
mentation has to take an integrated virw of both local deve 
lopment of software and software export . 

The policy is broadly aimed at accomplishing the following 
Insic objectives : 

1 . To promote software exports to take a quantum jump 
and capture sizeablo share in international software market . 

2 . To promote the integrated development of software in 
the country for domestic as well as export markets. 


through any combination of the following options in any 
proportion : 

A : From the Government of India 
B1 : Through Non Resident Indian participation 
B2 : With FE entitlement as a result of excess exports 
83 : With foreign participation 

B4 : Through any other source permitted by Reserve Bank 
of India . 

2 . The imports under this software erport schrme will have 
software export obliga ion equal to 250 % of FE used under 
Option A PLUS 150 % of FE used under options B1 to B4 , 
to be fulfilled in a four - year period . The export obligation 
for software develoned for cxport on indigenous computers 
would be zero percent. 

3 . The use of the imported computer system may be in any 
proportion of domestic and export activities, 

4 . Fulfillment of the export obligations will be met by tho 
net forcign exchange carned . Net foreign exchange earned 
for this purose is defined as foreign exchonge inflows as a 
result of software exporte Irse foreign exchange outflown on 
account of expenditure other than initial hardware and / or 
software import. 

5. Computer software export will include booldes physical 
export on marnatic m dia or on paper , also export through 
sathilfte data link and consiltancy delivered at the location of 
foreign client abroad by Indian computer expertise . 

6 . Software exporters will be encouraged to fulal their ex 
port obligation au fast as noccihle . However , minimum levels 
of cumulative export over the four years period will be : 

By the end of 2nd year : 20 % of export obligation . 
By the end of 3rd year : 50 % of export obligation . 

By the end of 4th year : 100 % of export obligation . 
7. Fach vear , if the company does not show export perfor 
mance as given above , the amount falling short of the diffe 
rential obligation will be paid to the Government of India as 
penalty . 

8 . The export obligation will start from the date on which 
custom clearance for the first consignment of imports 1s 
obtained . 

9 . In case of import of old comnutar svitems. the value of 
equivalent new computer system will be taken for determin 
ing tho export obligation . 


3 . To simplify the existing procedures to enable thc soft 
ware industry to grow at a faster pace . 

4. To establish a strong baso of software industry in the 
country . 

5 . To promote the use of computer as a tool for decision 
ranking and to increase work efficiency and to promote appro 
priate Applications which are of develonment catalvsing 
nature with due regard for long term benefit of computerisa 
tion to the country as a whole . 
IT . IMPORT POT ICY FOR PROMOTING SOFTWARE 

DEVELOPMENT AND EXPORT : 
A programmo for promoting computer software develop 
ment, particularly for export, is in operation in the Department 
of Electronice since 1972 under the Software Prport Scheme. 
This cheme is now modiled for greater effectiveness and 
suplicity of operation as follows : 


1 , For an organisation getting up an ctnort-oriented soft 
wame cmnnnv and reyirino import of hardware and lot anft 
ware of computer / computer - based system for the purpose , 
foreign exchango requirement for such import can be met 
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10 . In case of import of compu er system on lease basis, 
the foreign exchange outflow for this purpose will be take 
CIP value of an equivalent imported computor as determined 
by IMSC for determining the export obligation . 


11. In case of use of computer Bystems, database and 
services located abroad , the extent of export obligation will bo 
decided by IMSC on a case to case basis . 

12 . The following conditions will apply to imports under 
the above schemo : 

1. The import will be exempt from NMI clearance . 
2 . The import of computer systems for softwaro cxports 

would normally bo permitted on outright purchase and 
actual user basis. 


IV . POLICY FOR SOFTWARE IMPORT 

1 . Software Development is labour intensive . Cost of local 
development of software would intrinsically be several tunes 
less than the cost of development of the same in developod 
countries . However , whero standard software packages / 60 
dules are sold in very large numbers abroad their import will 
be cheaper than local dovelopmocnt. la view of this , for any 
category of software , uniform fiscal protection of 60 % ad 
valorçm on the price of the software plus the price of the 
media on which it is imported would be adequate . Any soft 
ware in any media in any number of licensed copies will be 
permitted to be imported on OGL either by an actual uner 
or by a computer manufacturer or by a softwaro company 
on stock and sales. Neithor NMIC por D e concessional 
duty certificate would be required . 


OR 


2 . If softwaro is imported with permission to copy /dupli 
cate without payment of royalty , the duty of 60 % ad - valorem 
will be on this one time paymçnt. 


3 . If software is imported with permission to copy , dupli 
cate upto a specified maximum number of copies , the duty of 
60 % au -valorem will be lered in advance on th royalty pay 
able on this maximum number in addition to initial one time 
payment, if any. 

4 . As software 18 governed only by copyright act thc rovalty 
remittance rules and procedures will be identical to those 
applicable to licensed copying / duplicating of Copyrighted 
books. 

5. Technology Development Fund ( TDF ) of Ministry of 
Industry can be used for Software Import for captive use . 


V , EXCESS EXPORT ENTITLEMENT 


1 . 30 % of excess software export carnings made over and 
above the cxport obligation can be made use of by the soft 
ware exporter for importing new computer systems, software 
and hardware sub -system and / or augmenting his existing 
computer installation asd offico equipment and computer 
spare parts. This import will be aimed at taking up further 
softwarc cxports and will be subject to actual user condition 
and export obligation of 150 % of CIF value of import . 


The computer systems will also be permitted to bo 
imported on Icase basis for software export projects . 

OR 
Software companies will also be permitted to use / 
access computer system , software and databases located 
abroad via satellite data links for their software ox 

port projects. 
13 . The import under the software export scheme will be 
non - transferrable and on actual basis. 

14 . Customs duty of 60 % of ad - valorem will be charged 
for the imports under softwaro cxport scheme. In case of 
EXTM Bank scrutinised proposals, whero bank is undertaking 
the financial and technical analysis as well as monitoring tho 
progress of exports, a custom duty rebate of 50 % would be 
provided . All computers imported for 100 % erport would be 
eligible for zero percent duty subject to custom bonding. 

15 . Indian FXIM Bank will also provide foreien exchange 
to softwa e exporter for imports. The oxport obligat on in this 
case will be 350 % of Fe used and will be fulfilled in a four 
year period starting from the date on which the custom 
clearance for the first import consignment was mad . . The 
Government clearance procedure , w ll be maximally simpli 
fied by clearance issued by Chairman , IMSC morally 
bared only on EXIM Bank rocommendation . Each year , if 
the common dare not show extort nerfrism : nce ne shown in 
Para III ( 6 ) above, twice ho amount falling short of the 
obligation will be paid to EXIM Bank in rupees as nenalty . 
The exact setails of this scheme will be notified by EXIM 
Bank separately . 

16 . When software export is made through a dedicated 
earth station /satellite links, the following additional terms 
and conditions will apply for that part of the pynort of the 
commany which makes 180 of the dedicated earth station / 
satellite links : 
(i ) Export obligation will be determined by IMSC on a 

case to cage basis. 
( 1 ) Security and communication arrangements will bo 

determined by a Standing Sub - Committp of MSC 
with representatives of DOE , DOT, OCS, MHA and 

MOD as members. 
( iii ) Satellite links can be used only for 100 % export 

activities. All imports connected witb this will be 

exempted from duty. 
( iv ) Declaration of exports shall be made on a Special 

Fenant Declaration Form notified by RBI in lieu of 

thej GR forma 
( v ) The Government of India can terminate the appro 

vals / clearances given for the use of the dedicated 
earth Atation /the satellite links without assigning 
any reason whatsoever and without any liability to 
Government if it is deemed necessary in the national 
interest. 


2 . The excess export benefit provision can be accumulated 
for a period of three years . The softwarc exports made after 
1 - 4 - 1984 will only be taken into consideration for this pur 
pose . 


VI. FOREIGN COLLABORATION AND FOREIGN IN . 

VESTMENT 


1, Foreign collaboration and / or foreign investment in soft 
ware development activity for exports and / or domncstic mar 
kets will be permitted as per provisions of FERA , 


2 . Software development for domestic market will bo por 
mitted to wholly owned Indian companies and companies hav 
ing forciga cquity upto 40 % . 

3. Companies with foreign equity oxceeding 40 % will be 
permitted only for 100 % export projects. 


VII. MARKETING ABROAD 

1. Software exporters will be permitted to pay Commission 
to forcign firms / istributors ( retailers for their services to 
wards ma -keting, training, tostallation , afier sales quoport in 
the foreign markets . 

2 . Software exporters will be permitted to crtablish joint 
Ventures and / or mark ting subidiaries and offices abroad 
for effective promotion of Indian softwaro products aod sor 
viccs in foreign markets . 


17 . Softwarc ernorterg can augment an imported computer 
system by upto 20 percent of the CIF value of the original 
tmport either through their own FE or after completing 20 
percent of the export obligation . Such immorts will have 
further export obligation similar to the originally importod 
syutom . 


3 . Software exporters generally need to incur reasonable 
level of expenditure on forcign tours , setting up of foreign 
offices , getting experts from abroad , obtaining drawing designs. 
payment of commission rates , etc . For expenditure on such 
items a unit will be permitted an FE alloca: 100 of 30 of it 
nçt foreign exchange carnings in the previous year ; however, 
the allocation for the first year will be decided based on the 
rocommendations of IMSC . All these FE allocations would 
bo in the nature of blanket rermits by the RBI. 
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8 . A legal bond / undertaking will be executed by the sott 
Ware exporter with Government of India for export obliga 
tion . 


XII . LEGAL PROTECTION OF SOFTWARE 

The software is protected in India under Copyright (Amoad 
ment ) Act, 1984, Clause 2 ( c ) . 


VIIF. RESEARCH AND DEVELOPMENT 

1, The Department of Electronics will launch extensive 
research , design and development programmes in Government, 
| Public and Private sectors in frontics areas of computer tech 
Doloby to enable India to compete in the world markets on 
long term busis. 

2 . As import substitution , specific software packages will be 
identified for development, which otherwiso would have to be 
importod . 

3 , Software houses and manufacturers will be encouragod 
to establish R & D groups to undertako new R & D projects and 
to absorb the imported knowhow , R & D projects in softwaro 
aron will be given the same incentives as available to indus 
triat R & D . 


XIV . GENERAL 


1. The software development activity aimed for domestic 
market or for inhouse use will be delicensed in cases where 
such activity does not require the computer system to be im 
ported . 


IX . EXCISE DUTY 

The computer software will continue to be exempted from 
excise duty as in the past . 
X . INDUSTRIAL FRAMEWORK FOR POLICY IMPLE 

MENTATION 
As provided for in the Computer Policy (Para C .2 ) of 19 
November 1984 , the Department of Electronics has already 
set up a Software Development Agency . This agency will 
coordinate the implementation of this policy , monitoring the 
performance of softwarc cxports, and taking up activities to 
promote the integrated growth of software industry for domes 
tic as well as export markets. 


2 . Software development for inboutso use or by Chari 
table ins itutions or by Government / fully Government inaDc 
ed organizations or by non -profit R & D organisations or by 
non - profit educational institutions or by non - profit non -com 
mercial organisations will be treated as Consultancy Servicos . 
All other software development activities will be rogarded as 
industry . Any additional definition for categorisation under 
this purpuse will be decided by IMSC . 


3 . A depreciation rate of 40 % will be allowed in case of 
computer system imported or locally purchased under the 
Software Export Scheme. 


4 . In case the software exporter fails to comply with the 
conditions subject to which the import is allow d , he will be 
liable to uction under Imports and Exports (Cont ol) Act , 
1947, as amended, Imports -Exports Control Orders and other 
provisions connected therewith 


XI. FINANCING 

1. There is a need for understanding the very nature of 
software drvrlopmnt business , where the main sort of the 
software company is brain rower . Therefore , DOE will sup 
port financial institutions evoling dynamic no -ms for risk 
financing int for making available venture capital for com 
puter professionals . 

2 . The Department of Flectronics will sunnart the financing 
of software development and exnort proi- cts by nationalised 
banks and financial institutions on the pattern of the scheme 
outlined in Para 111- 15 . 


5 . All the major users of software, while floating tenders / 
enquirics will also contact software houses for their software 
requirements in addition in computer manufacturers 


6 . Foreign exchange carned on account of software cxport 
will be entitled to Cash Compensatory Support (CCS ) as por 
prevailing rates and procedures. 


XII. PROCEDURES 


1. The Inter -Ministerial Standing Committee ( MSC ) of tho 
Department of Electronics will function as an effective instru 
ment for single point clearance and for coordination of : ction 
of all cases of software development and softwarc export. 


7. Progress of software exports would be monitored closely . 
DOE will furnish every month detailed information on all 
the applications for software exports and the progress of 
action thereon to the Cabinet Secretariat and to the Ministry 
of Commerce for being placed before the Empowered Com 
mittee of Secretarics OD Exports; Infomation in regard to 
volume of softwart exports will be furnished by DOE on a 
quarterly basis, for which DOE may stipulate to the exporters 
to furnish all necessary information . For all EXIM Bank 
cases . EXIM Bank will undertake the monitoring of imple 
mentation of the projects and the actual volume of exrorts 
and will send quarterly reports to DOE and the Cabinet 
Secretariat 


2 . For software export project, the enterpreneur will apply 
to CCI-Wing of DOE in the form prescribed in anpandi TTC 
of Handbook of Import and Export Procedures 1985 – 88 . The 
proposal will be considered in MSC and the decision will be 
conveved directly by IMSC to the apnlicant within a period of 
six weeks. For cascs under EXIM Bank Scheme applications 
should be directly submitted to the EXIM Bank , 


XV. POLICY ON TRAINING 


3 . All applications for import licence / custom clearance 
permit in format prescribed by CCT& Ę will be sent directly 
to ( CI-Wing of DOE . The import licence / custom clearance 
permit for import of the computer / computer-basert systems 
will be issued by JCCT & E at Headquarters who will be dele 
six weeks. For cases under EXIM Rank Schamn applications 
dations of IMSC . He will be a member of YMSC . 


1 . Policy on Training of computer Software and Services 
Personnel will be as follows : 


4 . In the case involving foreign collaboration and foreign 
investment MSC will examine and recommend the caso 
direct to Chairman , FIB , for necessary approval. 


5 . Software exports will be eligible to all direct tax benefits 
as available to the other types of exports . 


(a ) Departmental Institutions 

The Department of Electronics in consultation with the 
Department of Education and UGC , will get up a chain of 
four Indian Institutes of Informatics Technology ( ITIT : ) in 
cach of the four regions of the country and respectively affl 
lated institutes in each of the State capitals . The chain of 
super computers /mainframe computer gunor mini comnuters 
and mini /micro computers and the specialist personnl of the 
National Informatics Centre as part of its nation -wide net 
work . NICNFT . would form the basir infrastructure which 
will be utilised by JUTS and their affiliated institutes. The 
chain of these four TIITs and the affiliated Institutes will 
have the status equivalent to National Institutes like [It 
and would be run and managed on gimllar pattern . The 
training will be a long modern concepts like computer- aided 
Ing ruction , computer network -based Open University ister , 
commuter aided aptitudo evaluation and testing , modular 
training systems, etc . 


6 . An emnowered renrakentative of the Department of 
Telecomunications will be a member of IMSC , Cleqrance 
of the manannt hy thn Me vrillan +ft1 - the praticant to 
telephone / telex connection and faciliting for satrllite link up 
and date communication including Moden connection on 
priority allocation , 


7 . DOR will register the software develonment ormanizations 
engaged in software development for export purposes. 
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par norms prescribed by the Govorament from timo 
10 twe. for such candluules , tie beutit on Buod 
and cu vise les olluand oy wc wul be mudo 

app .ivable by tac jastuiva . 
XVL All interprctations of the definitions and provisions 
of this pouvy and ev. ut.ons uf disputes, if any , arising wore 
from , wiu be ucid by the IMSC . 
XVII, Tris policy comes into force with immodiato offcct 
exvept ior ihoso povis. on , whe . e pe es . ary Do . ificacions 
need to be issued by the concerned Governinent Lepa tncuts . 

ORDER 
ORDERED that a copy of tho resolution bo communicated 


to : 


(b ) Sponsored Projects 

Tbo ucparuncat of Electronica has Plan Programmes for 
promouing veutes 1or compucí aduvauva and an oy wit 
in pubucay Tunded educational institusjons , DOE also opus 
son we iunu . Dy of Oursus Luxo M . CH ., M . L . A . 10 
Graduate wiploma in computer Science , Teachers Tuan ng 
Courses, etc. As a policy, the Plan allocation made availablo 
to the Plan proje 18 WAI Cumuco .uta . will to Wup in ml 
power es imated over the following five years . 
(c ) Private sector education and training Institutions 

Private sector education and training institutions will be 
cacou aged by the uovernment with tne foliow .ag set of in 
centives provided they comply with the obligations listed 
hereunder : 
Incentives 

(i ) Computer systems, harware and / or software dosigded 
for computer aided instruction will bo allowed for import at 
a duty of 60 percent. 

(ii ) Programmed texts and graphic material in computer 
mcdia will bo allowed for import on OGL at a duty of 0 
parcent. 

( iii) Foreign exchango to the extent of US $ 5 ,000 per 
100 man -years of computer related train ng by the last.tution 
subject to a maximum of US $ 10 . 000 per annum will be 
made available for any of the following purposes. 
( a ) Hosting foreign experts in computer related areas 

from abroad subject to normal security clearances . 
(b ) Buying of consultancy from abroad in Education 

Technology in computer related areas, 
(c ) Importing training equipment and Educatio al aids 

on OGL for captive ve. These imports are duty 

frec and without production of NMI Certificate . 
(iv ) The institutions who pass the actual quality and ser 
vice standards stipulated by a special body set up / entrusted 
by the Department of Electronics , wou d be permitted to use 
the title . "Recognised by the Department of Electro ics " in 
the certificates / diplomas awarded to the trainces by the 
institution . 

(v ) In titutions recognised by Department of Electronice 
under (iv ) above , will be eligible for Income Tax deduc 
tioni as per IT Rules applicable to Charitable organisations / 
ins itutions, 
Obligations ; 

(i) The institution shall have a minimum level of in 

frastructure of equioment and full- time frculty as 
prescribed by DOE or DOE designated body from 

time to time. 
(ii ) The trainces at different levols will be given a 5pc 

cifird minimum hands -on experience en computers 

as laid down by DOE from time to time. 
(ili ) DOE will issue prescribed gyllabi for various 

cources / training modules from time to time, ag 

broad guidelines. 
(iv ) The institution shall allow quality certification pro 

cerlurts of DOE to be carried out. Only the organi 
gntions paring the " quality of tanining " evaluation , 
will be eligiblo for utilising incen ive (lv ) and ( v ) 

above. 
( v ) Where necessary, DOE will conduct or arrange to 

conduct through d - gingated organizations, Incal / 
national level examinations with paper setting and 

evaluation , 
( vi) Atleast 50 percent of the enrolment in the com 

puter coure. / training of the institution will be on 
The horie of markt Vincluding a apeciffert muota for 
Scboduled Caste / Scheduled Tribe candidates ) as 


1. The President s Secrctariat 
2 . The Prime Minister s Office 
3 , Cabinet Secretariat 
4 . All Ministries / D . partments of the Government of 

India . 
5 . Comptio !ler & Auditor General of India . 
6 . Ch .cf Stcretaries of all State Goveinments including 

Union Territories. 
7 . Chairman , Central Board of Excise & Customs 
8 . Chief Controller of Imports & Exports . 
9 . Directorato General of Technical Development . 
10 . Science Counsellons in Indian Embassies 
11. Minister of State for Science & Technology and 

Electronica, 
12 . Chairman , Electronics Commissio !). 
13. Secretary , D :partment of Electronics. 
14 . All Divisions / Sections of DOR . 
ORDERED also that the resolution be published in the 
Gazette of India for general information , 

N . SESHAGIRI, Additional Socy . 


w 


MINISTY OF STEFL & MINES 

(DEPARTMENT OF STEEL ) 
New Delhi the 28th November 1986 

RESOLUTION 
No. E .11015 ( 1 ) 186 - Hinclil ). In vartial mortification of 
Minstry of Steel & Mines ( Donartment of Steel Resolution 
No. E - 11015 ( 1 ) 85 - Hindi dated 18th Novembr, 1985 annt of 
even number dated th 2nd Trunrv 1986 . the following Mam 
ber of Parliament are nominated ho mumbara nf the Hindi 
Salahkar Samiti of the Ministry of Steel & Mines : 

1, Smt. Suryakanta Patil ( vice Shri P . L . Khandelwal) . 
2 . Shri Surendra Singh Thakur (vico Shri Ram Chandra 

Bharadwaj ) . 
3 . Shri V . Tulsiram (Member, Parliamentary Committoo 
of Official Language ) ( vice Shri B . V . Desal ) . 

ORDER 


ORDERED that a cony of this Resolutinn he crmmunicated 
to all State Governments and Union Territory Adminls ra 
tions, Prime Minister s Office , Cabinet Secretariat, Deng: 
ment of Parliamentary Afairs , Tok Sabha Secretariat , 
Planning Commission , President s Secretariat, Comptroller 
and Auititor Gronent of India Accountant General, Centre 
Revenime and all Ministries and Departments of the Guppies 
ment of India . 


ORNARPD A10 that the Resnination be publishod in the Gazette 
of India for general information , 


CHIRANJIV SINGH , Jt. Sec 


PRINTFO AY THE MANAGER GOVERNMENT OF INDIA PRESS. PARIDABAD AND 
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , CIVIL LINES , DEIHI, 1986 


